वर्ष 2000  का नौवहन महानिदेशालय का आदेश संख्‍या:- 5
सीआर/8(26)/2001                                दिनांक:- 4 जुन 2001.
विषय:- वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी नियम के नियम 4(9) के अंतर्गज सीडीसी 
       जारी किये जाने के लिए आवेदन को स्‍वीकार किये जाने हेतू कट ‍ऑफ 
       तारीख ,इत्‍यादि । 
        भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्‍या बी.11015/15/94 एमटी दिनांक 12 आक्‍टोबंर 1994 के माध्‍यम से निर्वाद रुप से सभी आवेदकों को सीडीसी जारी किये जाने और उनके संबंध कार्य कर जांच करने के लिए श्री प्रवीणसिंह, भूतपूर्व नौवहन महानिदेशक की अध्‍यक्षता में एक समिती गठित करने का आदेश दिया हैं। समिती ने इन मामलों पर विस्‍तार पर बातचित की हैं और सिंतबर 1995 में सरकार को अपनी रिपोर्ट में अन्‍य बातों के साथ साथ कुल कंपनी को सीडीसी जारी किये जाने के मामले पर भी विचार किया जो बिना सीडीसी के देशी व्‍यापार क्षेत्र और ओएसवी पर समुद्री यात्राऐं करते है। समिती ने यह पाया हैं कि करीब ऐसे 500 लोग हैं जो देशी व्‍यापर क्षेत्र में बिना सीडीसी के समुद्री यात्राऐं करते हैं और यह संस्‍तुति की जाती हैं कि जो लोग पहने से ही देशी व्‍यापार जलयानों पर समुद्री यात्रा कर रहें हैं और जिनके पास 01/4/1991 के बाद से 5 साल के दौरान कम से कम छै: मास समुद्री सेवा का अनुभव था उन्‍हे उन शर्तो पर सीडीसी जारी कर दिया जाना चाहिये कि नियोजनकर्ता कंपनी द्वारा विदवत् अधिप्रमाणित जलयान के मास्‍टर – स्‍वामी द्वार जारी किया गया सेवा प्रमाण पत्रो और मजदूरी की परचिया प्रस्‍तुत की जाये ।  समिती ने यह संस्‍तुजी किया गया हैं कि इन आवेदनो पर विचार करने के लिए कटऑफ तारीख इस विषय पर सरकार की अधिसूचना की तारीख से बारा महिने हो ।
इसी तरह समिती ने यह भी संस्‍तुति की हैं कि जो लोग ओएसवी  सीडीसी के बिना पहले से ओएसवी पर चल रहे हैं, उन्‍हे इस शर्त पर सीडीसी जारी किये जाये कि वे 1/04।1991 के बाद से 5 वर्ष के भीतर ओएसवी पर कम से कम 12 महिने की सेवा पुरी करने की शर्त पर खरे उतरते हो इसका समर्थन देशी व्‍यापार पर लगे समुद्र कर्मियों के मामले मे देखा गया हैं। इस स्थिति में समिती ने सरकार की अधिसूचना की तारीख से आवेदनो पर विचार किये जाने के लिए 12 महिने की कटऑफ जारीख पर अपनी संस्‍तुती जताई हैं। इन संस्‍तुती को भारत सरकार द्वारा स्‍वीकार‍ किया गया  
और वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम 1993 में संशोधन करने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 15/12/1997 को जीएसआर नं0 421 की अधिसूचना  जारी की गई उसके अनुसार अन्‍य बातों के साथ साथ वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम के नियम 4(9) जोड़ा गया जिसमें यह कहां गया कि
प्रवीण सिं‍ह समिती द्वारा संस्‍तुत अपेक्षाओ पर जो खरा उतरता हैं और जो बिना सीडीसी के किसी भी क्षमता में अपतटीय आपूर्ति जलयानो या देशी व्‍यापार के जलयानों या यात्री पोतो पर कार्य करता रहा हैं, उस आवेदक को सीडीसी जारी कर दिया जाये ।
तदनुसार देशी व्‍यापार क्षेत्र और ओएसवी पर बड़ी संख्‍या में सीडीसी के बिना समुद्र यात्रा कर रहे आवेदन नाविको के नियम 4(9) के अंतर्गत सीडीसी जारी किये जा रहें थे । इस तरह के सीडीसी जो भी जारी किये गये हैं वे 500 संख्‍या से कहीं अधिक हैं जो कि प्रवीणसिंह समिती का अनुमान था। सीडीसी के जारी किये जाने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने तथ देशी व्‍यापार क्षेत्र में लगे नाविकों को नियम 4(9) के अंतर्गत तथा जो लोग ओएसवी पर यात्रा करते रहे है उन्‍हे नियम 4(9) अंतर्गत जारी किये जाने की रिती को सुचारु बनाने के लिए इस निदेशालय ने दिनांक 24 एप्रिल 2000 को पोत स्‍वामीयों की सभी युनियनो तथा समुद्री वाणिज्‍य कर्मियों के सभी युनियनों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें इन बातों पर विस्‍तार से चर्चा की गई । नाविक पालो द्वारा यह बताया गया कि युनियनों के प्रतिनिधी यह मानकर चलते हैं कि नियम 4(9) के अंतर्गत सिर्फ 500 समुद्र कर्मी ही पात्र होगें, किंतु इस नियम के अंतर्गत इस संख्‍या की तुलना में भारी संख्‍या मे आवश्‍यककों को सीडीसी जारी किये गयं हैं और नाविकपालों के आधार पर युनियनो को अनुमान था कि कि तमाम आवेदको ने इस उप नियम का लाभ उठाते हुए समुद्री सेवाओं के झुठे और फर्जी प्रकार के पत्रो को प्रस्‍तुत कर ऐसा किया हैं जिसकी जांच पड़ताल नाविक पाल नहीं कर पाये । यह भी देखा गया कि इस नियम का लाभ दिये जाने का मंतव्‍य उन्‍ही विदमान नाविको को कव्‍हर  किये जाना था जो देशी व्‍यापार तथा ओएसवी क्षेत्र में लगे हुए थे उनसे यह भी अपेक्षा थी कि समिती द्वारा यथा संस्‍तुत 6 महिने या 12 महिने की अवधी में सीडीसी जारी कर दिये जाने और समिती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस नियम के प्रावधान के फलस्‍वरुप असंख्‍य आवेदन आ जायेगे । इसलिए इस बैठक के दौरान यह सर्वसम्‍मति से निर्णय लियागया कि 31 मई 2000 के बाद वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम के नियम 4(9) के अंतर्गत सीडीसी जारी किये जाने के लिए किसी नाविक के द्वारा कोई आवेदन नहीं ‍लिये जायेगें।  
तीनो नौवहन कार्यालयो ने वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम के नियम 4(9) के अंतर्गत 31 मई 2000 को उपर्युक्‍त बैठक के कार्यवृत दिनांक 24/04/2000 के मिलने की तारीख से जो भी दोनों मे संबध्‍द हो, से आवेदनों पर विचार करना बंद किया हैं। निदेशालय ने भी वाणिज्‍य पोत परिवहन मंत्रालय को जुर्ल 2002 को भेजा है जिसमें अन्‍य बातों के साथ साथ विध्‍दमान अधिनियम 4(9) को हटा दिया गया हैं इन तथ्‍यों तथा परिस्‍थतियों को दृष्टिगत रखते हुए नौवहन महानिदेशक एवं पदेन् सचिव भारत सरकार इस बात से सहमत हुए कि वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम 1993 के उपनियम 4(9) के अंतर्गत ये आवेदन सीडीसी जारी किये जाने हेतू विचार नहीं किया जाएगा, किसी भी नाविक पाल द्वारा इन आवेदनो पर 31/5/2000 या फिर त्रिपक्षीय बैठक के कार्यवृत दिनांक 24/4/2000 जो की दोनो मे से बाद हो की प्राप्‍ती के उपरांत इन आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा । 
24 अप्रैल 2000 को पोत स्‍वामीयों और समुद्री कर्मियो की युनियनो की सभी ऐसोसिएशनो के साथ इस निदेशालय ने एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई जिसमें दो और मुदृदो पर  बातचित की गई । ये थे कि युटिलिटि हैंड को सीडीसी की श्रेणी में सीडीसी को जारी किये जाना तथा पॅटी अधिकारी की श्रेणी मे सीडीसी किये जाने के लिए योग्‍यताऐं निर्धारिज किये जाना । युटिलिटि हैंड के मामले मे उपर्युक्‍त बैठक मे यह बात कहीं गई कि यह श्रेणी मात्र भर जलयानो पर ही विध्‍द्मान हैं और यह विदेशी ध्‍वज जलयानो पर नहीं हैं तथा इस श्रेणी मे जो सीडीसी धारक हैं उनमे काफी बेरोजगार व्‍याप्‍त हैं। इसलिये इस बैठक में इस बात की संस्‍तती की बई कि सीडीसी इस श्रेणी के बहुतायत से जारी न की जाये और यह सिर्फ उन्‍ही व्‍यक्तियों को दी जाये जो प्रतिपूर्ति के आधार पर सीडीसी प्राप्‍त करने के उपरांत रोजगार पाना चाहते हैं जो ऐसे नाविक के सुपुत्र या आश्रित हैं जलयान पर जिनकी या तो मृत्‍यु हो या वे अक्षम हो गये । इस त्रिपक्षीय बैठक मे यह संस्‍तुतिकी गई कि युटिलिटी हैंड की श्रेणी मे सीडीसी पाबंदी के साथ मात्र उन्‍ही आवेदको को जारी की जाये जो उपर्युक्‍ज मानदंडो पर पर खरक उतरतक हो, बशर्ते यह है कि वे सीडीसी नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार हो, इसे भी स्‍वीकार किया गया । 
पैटी अधिकारी के श्रेणी में सीडीसी के मामले के बैठक में यह संस्‍तुति किया गया कि योग्‍यताऐं वे ही होंगी जो वाणिज्‍य पोत परिवहन सीडीसी नियमों के ट्रेडो के लिए दी गई हैं उन्‍हे सीडीसी जारी करने के लिए दृष्टिगत रखा जाना चाहिये और पाठयक्रम की अवधी खानपान प्रौघोगिकी में डिप्‍लोमा पाठयक्रम को छोड़कर दो साल से कम न हो क्‍योकि उक्‍त डिप्‍लोमा में कम सेकम तीन साल की अवधी स्‍वीकार्य होती हैं। इस 
संस्‍तुति को स्‍वीकार किया गया और नाविक पालो को यह निदेश दिया गया कि वे इन मार्गदर्शी सिंध्‍दांतो का पालन करें ।   

हस्‍ताक्षर /- 
(डी.टी.जोसेफ)

नौवहन महानिदेशक एवं पदेन् अवर सचिव, भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय, 
